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सं ० मो ० वि ०/हिसार / 24-87 / 18760.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. परिवहन आयुक्त , 
हरियाणा, चण्डीगढ़ , 2. महा प्रबन्धक , हरियाणा राज्य परिवहन , सिरसा, के श्रमिक श्री प्रकाश चन्द, पुत्र श्री केहर सिंह , 
गांव हमीरगढ़, तहसील नरवाना , जिला जीन्द तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई भौयोगिक 


विवाद है । 


- 


दिनांक 


1 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, पब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 , की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1- श्रम-78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, 
के साप गठित सरकारी भधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित 
नीचेलिखा मामला न्यायनिर्गर एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त 
मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत भयवा सम्बन्धित मामला है: 

क्या श्री प्रका चन्द हैल्पर को सेवा समाप्ति यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार 

सं ० मो ० वि ०/भिवानी / 20-87/ 18768.-- कि हरियाणा के रामसराल को राप है ) ( 1) मुख्य प्रशासक 
हरियाणा स्टेंट एप्रोकलचरल माकिटींग बोई,. हरियाणा, सैक्टर 6, एस ० सो ० प्रो ० 6, पंचकुला ( 2) प्रशासक , मार्किट कमेटी, 
चरखी दादरो , के अमित को ज्ञान चं , पुत्र श्री मान सिंह मार्फत श्री रूलिया राम हाण्डा , मोरी गेट, हिसार तथा उसके 
प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद 

मोर पंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है। 

इसलिये, भव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खंड (ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियो का प्रयोग करते हुए . हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9.641-1 - श्रम/ 78/ 325733 

6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को 
विवादास्त या उससे सुसगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पचार तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते 
जा ... उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 

क्या श्री न चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० मो ० वि ० पानी / 56-87/ 18812.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० दो करनाल एग्रो इण्डस्ट्रीज , 
पी . सी . आई. एस., इण्डस्ट्रीयल ऐरिया , असुरा रोड़, करनाल, के श्रमिक श्री जोहन विल्सन मार्फत श्री जंग बहादुर यादव, डी . वी . 
150, चार चमन , करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है; 

मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यापनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, भव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की । 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के गज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल, 1 84 
द्वारा उनी अधिनिस का धारा 7 के प्रधान गठि । श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नो 
लिजा मामला न्यायनिर्गय एव पंवाट तीन मास में देने , तु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादास्त मामला है या विवाद से सुसंगत अयवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री जोहन विल्सन को सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर -हाजिर हो कर नौकरी से अपना पुनर्ग्रहणाधिकार 

(लिग्न ) खोया है । इस बिन्दु पर निर्गय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० मो ० वि ०/गुड़गांव/ 133-8 / 18819.-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. परिवहन मायुक्त 
हरियाणा, चण्डीगढ़, 2. महा प्रबन्धक सैन्ट्रल बोड़ी बिल्डिा वर्कशाप, हरियाणा राज्य परिवहन, गुड़गांव के श्रमिक श्री निर्मल 
कुमार, पुत्र श्री चुनी लाल, गांव नौगांव, तहसील रामगढ़, जिला मलवर ( राजस्थान ) तया प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई मोद्योगिक विवाद है । 

मौर चं कि हरिमाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते है ; 

इसलिये , प्रब , मं.यारिक विवाद मधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियो का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा क के अधीन गठित औद्योगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला/ मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला / 
मामले है अथवा विवाद से सुसंगत मा सम्बन्धित मामला/ मामले में न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : -- 

क्या श्री निर्मल कुमार हैल्पर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 


-- 


-. 


